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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 47 
(जिसका उत्‍तर 22 नवम्‍बर, 2011/1 अग्रहायण, 1933 (शक) को दिया जाने वाला है)

देश का विदेशी ऋण  
47. डा0टी0 सुब्‍बारामी रेड्डी: 
क्‍या वित्‍त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: 
	(क)
	देश में जून, 2011 की समाप्‍ति तक विदेशी ऋण की कुल धनराशि कितनी थी;

	(ख)
	क्‍या इस ऋण की धनराशि में बढ़ोतरी हो रही है; 

	(ग)
	यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; 

	(घ)
	विदेशी ऋण की मात्रा बढ़ने के क्‍या कारण हैं; और 

	(ड.)
	इस संबंध में सरकार द्वारा क्‍या सुधारात्‍मक उपाय किए गए अथवा प्रस्‍तावित हैं?


उत्‍तर 
वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री नमो नारायन मीना)
(क) से (घ): भारत का विदेशी ऋण स्‍टॉक जून-अंत 2011 में 316.9 बिलियन अमरीकी डालर था जो मार्चान्‍त 2011 के 306.5 बिलियन अमरीकी डालर के स्‍तर से 10.4 बिलियन अमरीकी डालर (3.4 प्रतिशत) अधिक हो गया है। विदेशी ऋण में हुई यह बढ़ोतरी मुख्‍यत: वाणिज्‍यिक उधारों और अल्‍पावधिक व्‍यापार ऋणों में हुई वृद्धि के कारण थी। 
(ड.): सरकार द्वारा अपनाई गई विवेकपूर्ण विदेशी ऋण प्रबंधन नीति दीर्घावधिक और अल्‍पावधिक ऋण की निगरानी करने, लंबी परिपक्‍वताओं वाले रियायती शर्तों के सरकारी ऋण जुटाने, अंतिम प्रयोग तथा ऑल-इन-कॉस्‍ट प्रतिबंधों के माध्‍यम से विदेशी वाणिज्‍यिक उधार विनियमित करने और अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जमाराशियों पर ब्‍याज-दरों को युक्‍तिसंगत बनाने पर बल देती है। इसके परिणामस्‍वरूप विदेशी ऋण और स.घ.उ. अनुपात 2001-02 के 21.1 प्रतिशत से गिरकर 2010-11 में 17.3 प्रतिशत रह गया है।
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